भारत सरकार
वित्त मंत्रालय 
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्य सभा 
अतारांकित प्रश्न संख्या 2778
(जिसका उत्तर 20 मार्च, 2018/29 फाल्गुन, 1939 (शक) को दिया जाना है)
एस॰आई॰टी॰ द्वारा पंजाब नेशनल बैंक घोटाले की जॉंच
2778.
श्री महेन्द्र सिंह माहराः
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरकार को पंजाब नेशनल बैंक घोटाले की विशेष जॉंच दल द्वारा जॉंच कराये जाने का सुझाव दिया है;

(ख)
यदि हां, तो क्या सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय के सुझाव का पालन करेगी;

(ग)
यदि नहीं, तो क्या सरकार इस घोटाले की जॉंच संयुक्त संसदीय समिति से कराएगी; और
(घ)
यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)
(क) से (घ): विशेष जांच दल द्वारा पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) में हाल ही में सूचित धोखाधड़ी के संबंध में जांच कराने के लिए सरकार को माननीय उच्चतम न्यायालय से कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। इसी मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति के माध्यम से कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (आरबीआई) ने अवगत कराया है कि इसने पीएनबी में अप्राधिकृत लेन-देन से संबंधित मामले दर्ज किए हैं और कई लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने अवगत कराया है कि सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर इसने विभिन्न स्थानों में जांच की है जिससे कई बहुमूल्य सामानों को जब्त किया गया है और इसने अचल संपत्ति भी कुर्क की है। इसके अतिरिक्त, म्यूचुअल फंड और बैंक खातों पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट द्वारा 13 देशों को जारी किए गए अनुरोध-पत्र में कंपनी की संपत्ति, बैंक खातों आदि का ब्यौरा मांगा गया है। ईडी ने नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट प्राप्त किए हैं। आगे की जांच जारी है। पीएनबी ने 21 अधिकारियों/कर्मचारियों को निलंबनाधीन रखा है।
*****
